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अनुपालन प्रलेख की अमान्‍यता की सूचना
संख्‍या इंजीनियरिंग/डी.ओ.सी/31/2010                                                                    दिनांक 12 मार्च 2014
विषय : मेसर्स वरूण शि‍पिंग कंपनी लिमिटेड को जारी किया गया अनुपालन प्रलेख
सेवा में,
मेसर्स वरूण शि‍पिंग कंपनी लिमिटेड,
लक्ष्‍मी बिल्‍डिंग, 6 शूरजी वल्‍लभदास मार्ग,
बलार्ड ईस्‍टेट , मुंम्‍बई – 400 001
1. मेसर्स वरूण शि‍पिंग कंपनी लिमिटेड, लक्ष्‍मी बिल्‍डिंग, 6 शूरजी वल्‍लभदास मार्ग, बलार्ड ईस्‍टेट, मुंबई 400 001, भारत के पास यथा संशोधित वाणिज्‍य पोत परिवहन (पोतों के सुरक्षाप्रद प्रचालन हेतु प्रबंधन) नियम 2000 के नियम 5 के अंतर्गत नौवहन महानिदेशालय द्वारा दिनांक 14 दिसम्‍बर, 2012 को जारी किया गया अनुपालन प्रलेख संख्‍या डीजीएस/डीओसी 139 है, और
2.  जबकि, उपर्युक्‍त अनुपालन प्रलेख की धारक मेसर्स वरूण शि‍पिंग कंपनी लिमिटेड होने के नाते यथा संशोधित वाणिज्‍य पोत परिवहन(पोतों के सुरक्षाप्रद प्रचालन हेतु प्रबंधन) नियम 2000 के नियम 2 (एच) के अर्थ के अनुसार ‘कंपनी’ है तथा वह संगठन है जिसे भारतीय ध्‍वज पोतों को सुरक्षाप्रद तरीके से चलाए जाने को सुनिश्चित करने के लिए उत्‍तरदायित्‍व और प्राधिकार दिया गया है, और
3. जबकि, इस निदेशालय द्वारा की गई गत वार्षिक लेखा परीक्षा और अनुवर्ती अतिरिक्‍त लेखा परीक्षा में कंपनी सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली की चिंताओं को उठाया गया था, निदेशालय को दि 22.08.2012 को कंपनी के नाम कारण बताओ नोटिस जारी करने के लिए बाध्‍य होना पड़ा और
4. स्‍मरण करते हुए कि कंपनी निरंतर कार्य करती आ रही है उसके बाद इस निदेशालय द्वारा प्रक्षेपित वित्‍तीय पुन: संरचना योजनाओं को ध्‍यान में रखते हुए और आईएसएम संहिता के अनुसार सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता के सम्‍बध में दि. 11 सितम्‍बर 2012 की बैठक के कार्यवृत्‍त के अनुसार टॉप मैनेजमेन्‍ट की ओर से दृढ़ आश्‍वासन के आधार पर इस निदेशालय द्वारा सहमति दी गई थी और,
5. जबकि, कंपनी ने उसके बाद जलयानों के सुरक्षाप्रद प्रचालन के लिए अनिवार्यत: अपेक्षित विभिन्‍न सेवा प्रदाताओं के लंबित बकाया के विवरणों सहित कंपनी की वित्‍तीय प्रगति की आवधिक स्थिति प्रस्‍तुत की थी, जिससे आरंभिक अवस्‍थाओं में सुधार दृष्टिगोचर हुआ था और,
6. चिंता की बात है कि ऊपर बताए अनुसार कंपनी से प्राप्‍त हाल की रिर्पोटों में पता चलता है कि समुद्रकर्मियों को बकाया मजदूरी के बढ़ते चले जाने सहित विपत्तिजनक स्थितियां दिखाई देती है और,
7. यह और देखा गया है कि भारतीय ध्‍वज के अंतर्गत आनेवाली कंपनी के सभी जलयान जिनके नाम हैं एमटी महर्षि, शुभत्रेय, एमटी भारद्वाज, महर्षि महात्रेय, महष्रि कृष्‍णात्रेय, एमवी नीलकमल, एमवी नील आकाश आदि का सांविधिक सर्वेक्षण और प्रमाणन कई महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, जिसकी वजह से यथा संशोधित वाणिज्‍य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अर्थ में यथानिहित रूप से यह असुरक्षाप्रद हो रहे हैं तथा समुद्र में जाने लायक नहीं है और,
8. जबकि, उपर्युक्‍त परिच्‍छेदों में बताई गई इन रिपोर्टों में इस निदेशालय को चिंताएं जताई गई हैं, जो अंतरराष्‍ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन संहिता के अंतर्गत दिए अनुसार जलयानों को पर्याप्‍त संसाधन तथा अन्‍य तटस्थित सहयोग सुनिश्चिचत करने के लिए कंपनी की क्षमताओं के सम्‍बध में है, उसे यथा संशोधित वाणिज्‍य पोत परिवहन(पोतों के सुरक्षाप्रद प्रचालन हेतु प्रबंधन) नियम 2000 के अंतर्गत नियम, 5 (6) में प्रदत्‍त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम प्रधिकारी द्वारा दि. 14 दिसम्‍बर 2012 को मेसर्स वरूण शि‍पिंग कंपनी लिमिटेड को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि क्‍यों न अनुपालन प्रलेख संख्‍या डीजीएस/डीओसी/12/139 को वापस ले लिए जाए, और,
9. यह बात पता चली है कि कंपनी समुद्रकर्मियों की मजदूरी का भुगतान करने तथा पड़े हुए पोतों को चलाने के संबंध में दि. 16.12.13 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्‍त के अनुसार इस निदेशालय को टोप मैनेजमेन्‍ट द्वारा की गई समयबद्ध प्रतिबद्धता का पालन करने में असफल रही है और
10. याद दिलाते हुए कि दि. 03.03.2014 को की जाने वाली अनिवार्य वार्षिक सत्‍यापन डीओसी लेखा परीक्षा को यथा संभव कंपनी द्वारा न करवा पाए जाने के कारण यथा संशोधित वाणिज्‍य पोत परिवहन (पोतों के सुरक्षाप्रद प्रचालन हेतु प्रबंधन) नियम 2000 के नियम 5 (6) (बी) के अंतर्गत डीओसी अपने आप अमान्‍य हो गया है, और
11. इसलिए अब उपर्युक्‍त परिच्‍छेदों में वर्णित मुद्दों को ध्‍यान में रखते हुए आपको अधिसूचित करने का मुझे यह निदेश हुआ है कि 14 दिसम्‍बर, 2012 को  मेसर्स वरूण शीपिंग कि 14 दिसम्‍बर, 2012 को मेसर्स वरूण शि‍पिंग कम्‍पनी लिमिटेड को जारी किया गया अनुपालन प्रलेख सं. डीजीएस/डीओसी/12/13/139 को प्रलेख 04.03.2014 से निरस्‍त माना जाए और यह कि आपके स्‍वामित्‍व/प्रबंधन के अंतर्गत आने वाले जलयानों को यथा संशोधित वाणिज्‍य पोत परिवहन 1958 की धारा 334 के अर्थ के अनुसार समुद्र में जाने लायक नहीं रह जाएगें और इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि आप तत्‍काल इन सभी पड़े हुए जलयानों को पोतस्‍थ अपेक्षित प्रचालन कर्मचारियों के साथ सुरक्षित स्‍थानों पर ले जाएं बशर्ते संबंधित तटवर्ती राज्‍य प्राधिकारियों को ये स्‍वीकार हो किन्‍तु यह सुनिश्चित करें कि जलयान तथा उनके कर्मचारियों की सभी सुरक्षा आवश्‍यकताएं पूरी हो साथ ही इनमें वो शामिल हो जो आकस्मिकताओं के निपटने के लिए आवश्‍यक हो तथा इनमें किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।









(अजीत कुमार सुकुमारन)
उप मुख्‍य सर्वेक्षक, भारत सरकार-सह-
वरिष्‍ठ उप नौवहन महानिदेश (तकनीकी)






